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31 मार्ा 2023 को समाप्त वर्ा के ललए एकीकृत लवत्तीर् प्रबंधन प्रणाली - केरल (2025 की ररपोर्ा 

संख्र्ा 4) पर लनष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के लनर्ंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ररपोर्ा, केरल 

सरकार को 9 अक्रू्बर 2025 को लवधान सभा में रखा गर्ा था । ररपोर्ा में उजागर ककए गए 

महत्वपूणा बबंदओुं का सारांश नीर्े कदर्ा गर्ा ह:ै 

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit on 

Integrated Financial Management System – Kerala (Report No. 4 of 2025) for the year 

ended 31 March 2023, Government of Kerala was placed in the Legislative Assembly 

on 9th October 2025. The summary of the important points highlighted in the Report 

is given below:  

• सेवा स्तर समझौते के अभाव के कारण, सरकार पररर्ोजना के कार्ाान्वर्न के ललए एक 

मजबूत आधार प्रदान नहीं कर सकी । पररवतान अनुरोधों की लस्थलत और की गई कारावाइर्ों 

से संबंलधत दस्तावजे़ अनुपलब्ध रह,े लजसस ेप्रणाली समाकलक पर लनभारता बनी रही । 

Due to absence of a Service Level Agreement, government could not provide 

a strong foundation for the implementation of the project. Documentation 

regarding the status of change requests and actions taken remained unavailable, 

leading to dependence on the System Integrator. 

 

• कलपपत सॉफ्र्वेर्र लवकास जीवन र्क्र मॉडल के लवपरीत, मॉडू्यल को राष्ट्रीर् सरू्ना 

लवज्ञान कें द्र (एनआईसी) द्वारा आठ वर्ों की अवलध में रु्कडों में लवकलसत ककर्ा गर्ा । 

आईएफएमएस-के समीक्षा बैठकों के दौरान ललए गए लनणार् पर आगे के लवकास के ललए 

एकमात्र कारावाई बबंदओुं के रूप में भरोसा ककर्ा गर्ा । 

Contrary to the envisaged Software Development Life Cycle model, the 

modules continued to be developed in a piecemeal manner by National 

Informatics Centre (NIC) extending over a period of eight years. The decision 

taken during the IFMS-K review meetings were relied upon as the sole action 

points for further development. 

 

• लेखापरीक्षा में पार्ा गर्ा कक लनर्ोलजत डेर्ा प्रवासन उपकरणों और लॉग लवशे्लर्ण के संबंध 

में लववरण लवभाग के पास उपलब्ध नहीं थ े। डेर्ा प्रवासन के दौरान उत्पन्न प्रवासन की 

पूणाता की पुलि करने वाली हस्ताक्षररत पूवा-प्रवासन और प्रवासन के बाद की ररपोर्ा, 

अपवाद ररपोर्ा (त्रुरर्र्ााँ / अखंडता त्रुरर् ररपोर्ा) और कोर्ागारों द्वारा प्राप्त इसके सुधार और 

पुलि भी उपलब्ध नहीं थी । 

• Audit found that the details in respect of data migration tools employed and log 

analysis were not available with the department. Signed pre-migration and 



post-migration reports confirming the completeness of migration, exception 

reports (errors/ integrity error reports) generated during data migration and its 

rectification and confirmation obtained by treasuries were also not available. 

 

• स्वीकृलत परीक्षण र्ोजना तरै्ार नहीं की गई थी और लवकास और उत्पादन वातावरण स े

अलग कोई सुरलक्षत परीक्षण वातावरण नहीं था । अंलतम स्वीकृलत परीक्षण के ललए ककसी 

तीसरे पक्ष की पेशेवर परीक्षण एजेंसी को नहीं सौंपा गर्ा था । 

Acceptance Test Plan was not prepared and there was no secure test 

environment segregated from the development and production environments. 

No third-party professional testing agency was entrusted with the Final 

Acceptance Testing. 

 

• अनुमोकदत कार्ाात्मक आवश्र्कता लवलनदेश में लनर्दाि 251 आवश्र्कताओं में से, 100 

आवश्र्कताओं को लवकलसत नहीं ककर्ा गर्ा था । 

Out of the 251 requirements specified in the approved Functional Requirements 

Specification, 100 requirements were not developed. 

 

• पुनर्नार्मात व्यावसालर्क प्रकक्रर्ाओं के साथ संरेलखत करन ेके ललए केरल कोर् कोड/केरल 

लवत्तीर् कोड और बजर् मैनअुल में संशोधन नहीं ककर्ा गर्ा था । 

Kerala Treasury Code/ Kerala Financial Code and budget manuals were not 

amended to align with re-engineered business processes. 

 

• बजर् 2.0 आवेदन में लवलनर्ोजन की अन्र् इकाइर्ों में बर्त तक अलतररक्त प्रालधकरण को 

प्रलतबंलधत करने के ललए सत्र्ापन लनर्ंत्रण का अभाव था । व्यर् के आकंडों में मले. (ले व 

ह) द्वारा बाद में ककए गए सशंोधन बजर् 2.0 आवेदन में प्रलतबबंलबत नहीं हुए । 

The Budget 2.0 application lacked validation control to restrict the additional 

authorisation up to the savings in other units of appropriation. The modification 

subsequently made by AG (A&E) in the expenditure figures were not reflected 

in Budget 2.0 application. 

 

• लवत्तीर् वर्ा के समापन के बाद लवलनर्ोजन की एक इकाई से दसूरी इकाई में अलतररक्त / 

बर्त के पुन: लवलनर्ोजन, र्ा लनर्ंत्रण / संलवतरण अलधकाररर्ों द्वारा आत्मसमर्पात धन की 

बहाली को रोकने के ललए प्रणाली में सत्र्ापन लनर्ंत्रण की कमी थी । अनुदान के भीतर 

संभालवत बर्त का लवशे्लर्ण करने और अलतररक्त प्रालधकरण को लनर्लमत करने के ललए 

आवश्र्क अनुदान के ललए पूरक मांगों की गणना करने के ललए प्रणाली में कोई प्रावधान 

नहीं ह ै। 

The system lacked validation control to prevent re-appropriation of excess/ 

savings from one unit of appropriation to another, or resumption of funds 

surrendered by the Controlling/ Disbursing officers after the close of the 

financial year. There is no provision in the system to analyse probable savings 

within the grant and to calculate supplementary demands for Grant required for 

regularising the additional authorisation. 

 



• एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी खाते में धन के लवलंलबत के्रलडर् के ललए दंडात्मक ब्र्ाज की 

स्वतः गणना की कार्ाक्षमता लवकलसत नहीं की गई ह ै। र्ालानों का समर् पर लवमोर्न 

नहीं ककर्ा जाता ह ैऔर ररफंड आवेदनों के प्रसंस्करण के ललए कोई समर् सीमा लनधााररत 

नहीं की गई ह ै। 

The functionality of auto calculation of penal interest for delayed credit of 

money to government account by agency banks has not been developed. Timely 

defacement of challans is not done and no time limits are set for processing 

refund applications. 

 

• व्यर् मापांक में कलमर्ां थीं, जैसे कक प्रणाली के भीतर मंजूरी आदेशों र्ा कार्ावाही का 

अभाव, लजसके कारण कोर् को भुगतान के प्रसंस्करण के ललए लबलों की भौलतक प्रलतर्ों पर 

लनभार रहना पडा । एर्आर आवेदन - स्पाका  में असंगत और अमान्र् डेर्ा था लजसने प्रणाली 

के उद्देश्र् को लवफल कर कदर्ा । 

Expenditure module had deficiencies, such as the absence of sanction orders or 

proceedings within the system due to which the Treasury had to rely on 

physical copies of the bills for processing payments. The HR application - 

SPARK contained inconsistent and invalid data which defeated the objective 

of the system. 

 

• लेखों और लेखापरीक्षा मापांक में, डेर्ाबेस तक गैर-पेशेवर बैकएंड पहुरं् के कारण एक 

जोलखम मौजूद था, लजससे सगं्रहीत प्रकक्रर्ाओं को 'कदनांक' र्र को मैन्र्ुअल रूप से संपाकदत 

करके लनष्पाकदत ककर्ा जा सकता था । लसस्र्म जीएसर्ी लेनदेन का लमलान करने में सक्षम 

नहीं ह ैलजसके पररणामस्वरूप जीएसर्ी की असमालहत रालश हुई । 

In the Accounts and Audit module, there existed a risk due to unprofessional 

backend access to the database, which allowed stored procedures to be executed 

by manually editing ‘date’ variables. The system is not capable of reconciling 

GST transactions which resulted in unreconciled amount of GST. 

 

• कोर टे्रजरी सेबवंग्स बैंक मापांक में कलमर्ां थीं, जसैे कक र्ीआईएस से र्ीएसबी में खातों का 

गैर-प्रवास और लनलष्क्रर् पीडी खातों को बंद करने के ललए लसस्र्म लनर्ंत्रण की कमी । 

र्ीएसबी में रख ेगए 3,136 खातों में नकारात्मक शेर् रालश देखी गई । खातों के ललए 

केवाईसी लववरणों को कैप्र्र न करना, हस्ताक्षर सत्र्ापन में समस्र्ाओं ने अनजाने में होन े

वाली त्रुरर्र्ों की सभंावना और इन खातों के संर्ालन के दौरान कदार्ार की संभावना को 

बढा कदर्ा ।   

Core Treasury Savings Bank module had deficiencies, such as the 

nonmigration of accounts from TIS to TSB and the lack of system controls for 

closing inoperative PD accounts. Negative balances were noticed in 3,136 

accounts maintained in TSB. Non-capturing of KYC details for accounts, 

issues in signature verification increased the likelihood of unintentional errors 

and possibility of malpractices during the operation of these accounts. 

 

• लसस्र्म ने लवलभन्न वेब-आधाररत अनुप्रर्ोगों में कई लॉग इन की अनुमलत दी । राज्र् बजर् 

आवेदन डीबी2 के लबना लाइसेंस वाल ेसंस्करण पर काम कर रहा था । कोई डेर्ाबेस प्रबंधक 



उपलब्ध नहीं था और लबजनसे लनरंतरता / आपदा प्रबंधन र्ोजना भी तैर्ार नहीं की गई 

थी । 

The system permitted multiple logins across various web-based applications. 

The state budget application was operating on an unlicensed version of DB2. 

No Database Administrator was available and the Business Continuity/ 

Disaster Management Plan was also not devised. 


